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भारत को बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित 
कार्यबल की आवश्यकता 

संदर्भ

•	 वर्ष 2050 तक भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आय ुकी 
जनसंख्या बढ़कर 34.7 करोड़ होने का अनमुान ह।ै यह एक 
सदुृढ़ दखेभाल व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता को 
रेखांकित करता ह।ै

परिचय

•	 नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनसुार, वर्ष 2022 में भारत 
में 60 वर्ष और उससे अधिक आय ु के लोगों की अनमुानित 
संख्या लगभग 14.9 करोड़ थी, जिसके वर्ष 2050 तक बढ़कर 
34.7 करोड़ होने का अनमुान ह।ै यह कुल जनसंख्या का लगभग 
20.8% होगा।

•	 यदि भारत अभी से उचित योजना नहीं बनाता ह,ै तो वदृ्धजन 
दखेभाल व्यवस्था एक गंभीर चनुौतीपरू्ण स्थिति में पहुचँ  
सकती ह।ै

भारत की वृद्ध होती जनसंख्या से संबंधित आँकड़े

•	 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या परू्वानमुान 
संबंधी तकनीकी समहू की रिपोर्ट के अनसुार, 60 वर्ष और उससे 
अधिक आय ुकी जनसंख्या वर्ष 2011 के लगभग 10 करोड़ से 
बढ़कर वर्ष 2036 तक 23 करोड़ होने का अनमुान ह।ै

	� कुल जनसंख्या में इस आय ुवर्ग की हिस्सेदारी 8.4% से 
बढ़कर 14.9% होने का अनमुान ह।ै

•	 केरल में वदृ्धजन जनसंख्या वर्ष 2011 के 13% से बढ़कर वर्ष 
2036 तक 23% होने की संभावना ह।ै इससे केरल सर्वाधिक 
वदृ्ध जनसंख्या वाला राज्य बन सकता ह।ै

•	 इसके विपरीत, अनेक उत्तरी और परू्वी राज्यों में वर्तमान में 
वदृ्धजनों की संख्या अपेक्षाकृत कम ह,ै लेकिन उनकी संख्या 
तीव्रता से बढ़ रही ह।ै

वृद्धजनों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

•	 स्वास्थ्य सबंंधी चुनौतियाँ: मनोभ्रंश और अल्जाइमर जैसे 
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों से जडु़ा सामाजिक कलंक।

	� दिव्यांगता के मामलों में वदृ्धि।

	� वदृ्धावस्था संबंधी स्वास्थ्य सेवाओ ं के लिए पर्याप्त 

आधारभतू सवुिधाओ ंका अभाव।

	� चिकित्सा सेवाओ ंतक पहुचँ में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 
बीच असमानता।

•	 आर थ्िक चुनौतियाँ: सामाजिक सरुक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था।

	� जीवनयापन एवं चिकित्सा व्यय में वदृ्धि।

	� सीमित वित्तीय संसाधन।

•	 सामाजिक चुनौतियाँ: पारिवारिक सहायता व्यवस्था का 
कमजोर होना।

	� सामाजिक अलगाव एवं उपेक्षा।

	� साथ और भावनात्मक सहयोग का अभाव।

•	 डिजिटल विभाजन: प्रौद्योगिकी अपनाने में कठिनाइयाँ।

	� प्रशिक्षण तथा सगुम उपकरणों की उपलब्धता का अभाव।

•	 आधारभूत सरंचना सबंंधी चुनौतियाँ: वदृ्धजनों की 
आवश्यकताओ ं के अनरुूप सवुिधाओ ं एवं जागरूकता का 
अभाव।

	� आपातकालीन सहायता व्यवस्था में वदृ्धजनों को 
संवेदनशील वर्ग के रूप में पर्याप्त प्राथमिकता न मिलना।

	� भारत में सार्वजनिक स्थान और परिवहन व्यवस्था अत्यंत 
सीमा तक वदृ्धजन-अनकूुल नहीं हैं, क्योंकि अनेक स्थानों 
पर ढलानयकु्त मार्ग, सहारा दनेे वाली रेलिंग और सगुम 
शौचालय उपलब्ध नहीं हैं।

देखभाल कार्य क्या है?
•	 दखेभाल कार्य मखु्यतः दो परस्पर संबंधित गतिविधियों से 

मिलकर बनता ह:ै

	� प्रत्यक्ष देखभाल कार्य: इसमें व्यक्तिगत एवं पारस्परिक 
संबंधों पर आधारित गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे शिश ुको 
भोजन कराना।

	� अप्रत्यक्ष देखभाल कार्य: इसमें भोजन पकाना, सफाई 
करना और घरेल ूव्यवस्था बनाए रखना जैसी गतिविधियाँ 
शामिल हैं।

•	 अवैतनिक देखभाल एवं घरेलू कार्य: बीमार जीवनसाथी 
की दखेभाल करना या परिवार के किसी सदस्य के लिए भोजन 
पकाना जैसे कार्य, जिनके बदले कोई मौद्रिक पारिश्रमिक नहीं 
मिलता।

•	 वैतनिक देखभाल कार्य: घरेल ूकामगारों द्वारा प्रदान की जाने 
वाली सेवाओ ं जैसे कार्य, जिनके बदले दखेभाल कर्मियों को 
किसी न किसी रूप में पारिश्रमिक मिलता ह।ै
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•	 भविष्य के अनुमान: अतंरराष्ट्रीय श्रम संगठन के साक्ष्यों 
के अनसुार, दखेभाल सेवाओ ंके क्षेत्र में निवेश बढ़ाने से वर्ष 
2030 तक वैश्विक स्तर पर 47.5 करोड़ रोजगार सजृित होने की 
संभावना ह।ै

	� भारत में सकल घरेल ूउत्पाद (GDP) के 2% के बराबर 
प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश से लगभग 1.1 करोड़ रोजगार 
उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से लगभग 70% रोजगार 
महिलाओ ंको मिलने की संभावना ह।ै

औपचारिक वृद्धजन देखभाल व्यवस्था का महत्त्व
•	 वदृ्ध होती जनसखं्या की आवश्यकताओ ंकी पूर्ति: भारत 

में 60 वर्ष और उससे अधिक आय ुकी जनसंख्या में अनमुानित 
वदृ्धि के कारण वदृ्धजन दखेभाल की माँग बढ़ेगी। इसके लिए 
व्यवस्थित एवं सदुृढ़ दखेभाल व्यवस्था आवश्यक ह।ै

•	 अवैतनिक देखभाल कार्य को मान्यता: औपचारिक 
प्रशिक्षण के माध्यम से परिवार के ऐसे सदस्य, जो अनौपचारिक 
रूप से दखेभाल करते हैं, मान्यता प्राप्त एवं कुशल दखेभाल 
पेशवेरों के रूप में विकसित हो सकते हैं।

•	 रोजगार सजृन: एक सवु्यवस्थित दखेभाल अर्थव्यवस्था विशषे 
रूप से महिलाओ ंके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकती 
ह ैऔर स्वास्थ्य सेवाओ ंकी सहायक व्यवस्था को सदुृढ़ कर 
सकती ह।ै

•	 देखभाल की गुणवत्ता में सधुार: आपातकालीन सहायता, 
औषधि प्रबंधन, वदृ्धजन दखेभाल और मानसिक स्वास्थ्य 
संबंधी प्रशिक्षण से वदृ्धजनों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य 
एवं जीवन की गणुवत्ता में सधुार हो सकता ह।ै

देखभाल अर्थव्यवस्था के विकास में प्रमुख चुनौतियाँ
•	 लैंगिक असमानता: महिलाए ँपरुुषों की तलुना में अवैतनिक 

घरेल ूकार्यों और दखेभाल संबंधी गतिविधियों पर अधिक समय 

व्यतीत करती हैं। इससे उनके रोजगार के अवसर एवं आर्थिक 
स्वतंत्रता सीमित होते हैं।

•	 प्रशिक्षित देखभाल कर्मियों की कमी: राष्ट्रीय कौशल 
योग्यता ढाँच े के अतंर्गत 1.5 लाख दखेभाल कर्मियों को 
प्रशिक्षित करने की प्रस्तावित योजना, वर्तमान एवं भविष्य की 
दखेभाल संबंधी आवश्यकताओ ंकी तलुना में सीमित ह।ै

•	 प्रशिक्षण का सीमित विस्तार: केरल की के-4 केयर योजना 
और आशा कार्यकर्ताओ ं के लिए वदृ्धजन दखेभाल प्रशिक्षण 
जैसी पहलों का अभी तक व्यापक स्तर पर विस्तार नहीं हो  
पाया ह।ै

•	 मानकीकरण का अभाव: प्रमाणन, गणुवत्ता सनुिश्चित करने 
और पेशवेर मान्यता प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित 
राष्ट्रीय ढाँच ेका अभाव इस क्षेत्र के विस्तार को सीमित करता ह।ै

•	 जटिल देखभाल सबंंधी आवश्यकताए:ँ अल्जाइमर और 
पार्किं सन जैसे रोगों में संज्ञानात्मक क्षमताओ ंमें गिरावट, व्यवहार 
प्रबंधन तथा भावनात्मक सहयोग से संबंधित विशषे ज्ञान की 
आवश्यकता होती ह।ै

सरकारी पहलें
•	 कें द्रीय बजट 2026–27: राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँच े

(NSQF) के अतंर्गत 1.5 लाख दखेभाल कर्मियों को प्रशिक्षित 
करने का प्रावधान किया गया ह।ै

•	 कुडुबंश्री की के-4 केयर योजना: यह केरल आधारित 
कार्यक्रम ह।ै

	� इसके अतंर्गत स्वय सहायता समहूों के सदस्यों को वदृ्धजन 
दखेभाल, रोगी दखेभाल तथा दिव्यांगजन दखेभाल के 
लिए प्रमाणित कार्यकारी कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित किया  
जाता ह।ै
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•	 आशा कार्यकर्ताओ ंका प्रशिक्षण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली 
संसाधन कें द्र ने आशा कार्यकर्ताओ ंके लिए वदृ्धजन दखेभाल 
संबंधी प्रशिक्षण पसु्तिका विकसित की ह।ै

	� प्रशिक्षण आयषु्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण कें द्रों के 
माध्यम से प्रदान किया जाता ह।ै

•	 वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC): इस 
कार्यक्रम के अतंर्गत पंजीकृत समितियों के माध्यम से विभिन्न 
कार्यान्वयन एजेंसियों, जिनमें राज्य सरकारें और कें द्रशासित 
प्रदशेों के प्रशासन शामिल हैं, को अनदुान-सहायता प्रदान की 
जाती ह।ै

•	 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्ययोजना (SAPSrC): 
प्रत्येक राज्य एवं कें द्रशासित प्रदशे से स्थानीय परिस्थितियों 
और आवश्यकताओ ं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों 
के कल्याण के लिए अपनी राज्य कार्ययोजना तैयार करने की 
अपेक्षा की जाती ह।ै

	� इस योजना का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2019–20 से किया 
जा रहा ह।ै

•	 राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY): इस योजना का उद्देश्य गरीबी 
रेखा से नीच ेजीवनयापन करने वाले तथा ऐसे परिवारों के वरिष्ठ 
नागरिकों को शारीरिक सहायक उपकरण और सहायक जीवन-
यापन उपकरण उपलब्ध कराना ह,ै जिनकी मासिक पारिवारिक 
आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं ह।ै

•	 एल्डरलाइन: वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हले्पलाइन संख्या 
14567 ह।ै

	� इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अधिनियमों, 
योजनाओ ंऔर कें द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के 
प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ह।ै

	� यह दशेभर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के 
लिए एक मचं भी प्रदान करती ह।ै

आगे की राह
•	 अनौपचारिक देखभालकर्ताओ ंको मान्यता एवं कौशल 

प्रशिक्षण: वर्तमान में परिवार के सदस्यों की दखेभाल करने वाले 
व्यक्तियों के लिए सलुभ प्रशिक्षण, प्रमाणन और औपचारिक 
रोजगार प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

•	 प्रशिक्षण नेटवर्क  का विस्तार: के-4 केयर और आशा 
कार्यकर्ताओ ंपर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया 
जाना चाहिए। प्रशिक्षित दखेभाल कर्मियों को अन्य व्यक्तियों को 
प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाकर प्रशिक्षण की पहुचँ बढ़ाई जा 
सकती ह।ै

•	 राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद की स्थापना: नीति आयोग 
द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय दखेभालकर्ता परिषद के माध्यम से भारत 
में निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं:

	� प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण।

	� दखेभाल की गणुवत्ता के मानदडं निर्धारित करना।

	� दखेभाल कर्मियों के प्रमाणन की निगरानी करना।

	� राष्ट्रीय दखेभालकर्ता पोर्टल विकसित करना।

•	 लैंगिक समानता को बढ़ावा देना: पारिवारिक प्रशिक्षण और 
जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से परुुषों की दखेभाल संबंधी 
गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, 
ताकि दखेभाल का दायित्व अधिक समान रूप से साझा हो सके।

•	 विशिष्ट देखभाल सेवाओ ं का समावेश: राष्ट्रीय प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रमों में वदृ्धावस्था संबंधी मानसिक स्वास्थ्य, मनोभ्रंश 
की दखेभाल, आपातकालीन सहायता तथा व्यवहार प्रबंधन 
को शामिल किया जाना चाहिए। इससे जटिल स्वास्थ्य 
आवश्यकताओ ं वाले वदृ्धजनों को बेहतर दखेभाल उपलब्ध 
कराई जा सकेगी।

स्रोत: TH

भारत के कॉफी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता 
आधारित मशीनीकरण

संदर्भ
•	 भारतीय कॉफी बोर्ड ने भारतीय परिस्थितियों के अनकूुल कृत्रिम 

बदु्धिमत्ता आधारित कृषि उपकरणों एवं कॉफी की कटाई संबंधी 
प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
रुड़की, आईआईटी धारवाड़ तथा कॉफी उत्पादक संघों के साथ 
सहयोगात्मक पहल का प्रस्ताव दिया ह।ै

कॉफी क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मशीनीकरण
•	 अनुकूलित कटाई के प्रारूप: भारतीय कॉफी बोर्ड, भारतीय 

कॉफी बागानों की परिस्थितियों के अनकूुल कटाई की मशीनें 
विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ सहयोग कर 
रहा ह।ै

•	 कीट एवं रोगों की पहचान: प्रिसीजन ग्रो के ईक्रॉप जैसे 
उपकरण कॉफी के खतेों की निगरानी में सहायता प्रदान करते हैं।

	� कृत्रिम बदु्धिमत्ता आधारित छवि पहचान तथा ड्रोन पर लगे 
कैमरे कीटों के प्रकोप और फसल संबंधी रोगों के प्रारंभिक 
दृश्य संकेतों की पहचान करने में सहायक हो सकते हैं। इससे 
समय पर आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं।
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•	 परिशद्ध कृषि: ड्रोन आधारित चित्रण तथा मशीन अधिगम 

प्रारूपों के माध्यम से फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी, बागानों 

की परिस्थितियों का मानचित्रण तथा लक्षित उपचार की 

आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती ह।ै

•	 सिचंाई प्रबंधन: मदृा की आर्द्रता मापने वाले संवेदकों तथा 

कृत्रिम बदु्धिमत्ता आधारित सिंचाई कलन-विधियों के संयकु्त 

उपयोग से फसल की आवश्यकताओ ंऔर स्थानीय परिस्थितियों 

के अनसुार जल की आपरू्ति समायोजित की जा सकती ह।ै

भारत का कॉफी क्षेत्र
•	 भारत कॉफी का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यातक दशे ह।ै

•	 भारतीय कॉफी के पाँच प्रमखु निर्यात गंतव्य निम्नलिखित हैं:

	� इटली — 18.09 प्रतिशत
	� जर्मनी — 11.01 प्रतिशत
	� बेल्जियम — 7.47 प्रतिशत
	� रूसी संघ — 5.28 प्रतिशत
	� संयकु्त अरब अमीरात — 5.09 प्रतिशत

कॉफी उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ
•	 जलवायु: कॉफी उष्णकटिबंधीय जलवाय ु में अच्छी तरह 

उगती ह।ै इसके लिए हल्की सर्दियों वाली गर्म एवं आर्द्र जलवाय ु
आवश्यक ह।ै पौधों की स्वस्थ वदृ्धि के लिए छाया महत्त्वपरू्ण 
ह,ै इसलिए कॉफी की खतेी प्रायः वकृ्षों के आवरण के नीच ेकी 
जाती ह।ै

•	 मृदा: इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली, उपजाऊ तथा 
ह्यूमस एवं जैविक पदार्थों से समदृ्ध मदृा आवश्यक ह।ै मदृा का 
अम्लीय मान (पीएच) 6.0–6.5 के बीच होना चाहिए।

•	 तापमान: इसके लिए 15°C से 28°C के बीच वार्षिक तापमान 
आदर्श माना जाता ह।ै पाला कॉफी के पौधों के लिए हानिकारक 
होता ह।ै अत्यधिक गर्मी अथवा शषु्क परिस्थितियाँ भी उपज को 
कम करती हैं।

•	 वर्षण एवं स्थलाकृति: कॉफी समदु्र तल से 600–1,600 मीटर 
की ऊँचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी तरह उगती ह।ै ढलानदार 
भभूाग उचित जल निकासी सनुिश्चित करता ह ै तथा खतेों में 
जलभराव को रोकता ह।ै

कॉफी के प्रमुख उत्पादक राज्य
•	 कर्नाटक: भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य; दशे के 

कुल कॉफी उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत योगदान।

	� केरल

	� तमिलनाडु

	� अन्य उभरते उत्पादक क्षेत्र: आधं्र प्रदशे, ओडिशा 
तथा परू्वोत्तर भारत के राज्य, विशषेकर अरुणाचल प्रदशे, 
नागालैंड और मघेालय।

भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त भारतीय 

कॉफी की किस्में
•	 कूर्ग अरेबिका कॉफी: कर्नाटक के कोडग ु जिले में उगाई  

जाती ह।ै

•	 वायनाड रोबस्टा कॉफी: केरल के वायनाड जिले में उत्पादित 
होती ह।ै

•	 चिकमगलूर अरेबिका कॉफी: कर्नाटक के चिकमगलरू जिले 
में उत्पादित होती ह।ै
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•	 बाबाबुदनगिरी अरेबिका कॉफी: कर्नाटक के चिकमगलरू 
क्षेत्र में उगाई जाती ह ैतथा इसमें चॉकलेट जैसा विशिष्ट स्वाद 
पाया जाता ह।ै

•	 मानसनूी मालाबार रोबस्टा कॉफी: केरल की विशिष्ट कॉफी, 
जो अपने अनठेू स्वाद के लिए प्रसिद्ध ह।ै

•	 अराकू कॉफी: आधं्र प्रदशे के विशाखापत्तनम जिले तथा 
ओडिशा के पहाड़ी क्षेत्रों में समदु्र तल से 900–1,100 मीटर की 
ऊँचाई पर उगाई जाती ह।ै

भारतीय कॉफी बोर्ड
•	 स्थापना: कॉफी अधिनियम, 1942 (अधिनियम संख्या 

VII) के अतंर्गत स्थापित।

•	 प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मतं्रालय।

•	 मुख्यालय: बेंगलरुु।

स्रोत: TH

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

संदर्भ
•	 रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी ने वर्ष 2026 के लिए अल्फ्रे ड 

नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वेरिगेस रिक्सबैंक 
परुस्कार प्रदान किया ह।ै

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार एवं इसके प्राप्तकर्ता
•	 अल्फ्रे ड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वेरिगेस 

रिक्सबैंक परुस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट  योगदान को 
मान्यता प्रदान करता ह।ै

•	 इस परुस्कार के अतंर्गत 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना की राशि 
प्रदान की जाती ह,ै जिसे रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वडुफोर्ड के 
बीच समान रूप से विभाजित किया जाता ह।ै

•	 यह परुस्कार समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण के सकू्ष्म आर्थिक 
आधारों पर उनके कार्य को मान्यता प्रदान करता ह।ै

पुरस्कार विजेताओ ंके प्रमुख योगदान
•	 रॉबर्ट ई. हॉल: घरेलू उपभोग को समझना:

	� उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवारों का उपभोग मखु्यतः उनकी 
वर्तमान प्रयोज्य आय पर निर्भर करता ह।ै

	� उनके शोध ने विभिन्न परिवारों के बीच उपभोग संबंधी अतंर 
को रेखांकित किया। विशषे रूप से, ऐसे परिवार जो अपनी 
वर्तमान आय के आधार पर ही दनैिक आवश्यकताओ ंकी 
परू्ति करते हैं, उनका उपभोग वर्तमान आय से सीमित रहता ह।ै

•	 माइकल वुडफोर्ड: कंपनियों के व्यवहार एवं मूल्य निर्धारण 
को समझना:

	� उन्होंने कंपनियों के मलू्य निर्धारण संबंधी निर्णयों तथा समग्र 
मदु्रास्फीति में भविष्य की अपेक्षाओ ंके महत्त्व को स्थापित 
किया।

	� उन्होंने मलू्य निर्धारण संबंधी व्यवहार को उपभोग एवं माँग 
के सिद्धांतों के साथ समन्वित किया।

	� उन्होंने रेखांकित किया कि पारदर्शी एवं विश्वसनीय मौद्रिक 
नीति, जनसामान्य की अपेक्षाओ ं को प्रभावित करके 
आर्थिक परिणामों को दिशा प्रदान करती ह।ै

समष्टि आर थ्िक स्थिरीकरण क्या है?
•	 समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण से आशय सरकारों एवं कें द्रीय बैंकों 

द्वारा आर्थिक विकास, उत्पादन, मदु्रास्फीति और बेरोजगारी में 
होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले 
राजकोषीय एवं मौद्रिक उपायों से ह।ै

•	 आर थ्िक मंदी के दौरान: ब्याज दरों में कमी, करों में राहत तथा 
सार्वजनिक व्यय में वदृ्धि के माध्यम से माँग को प्रोत्साहित किया 
जा सकता ह।ै

•	 अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्रता के दौरान: ब्याज दरों में 
वदृ्धि तथा कठोर राजकोषीय नीतियों के माध्यम से मदु्रास्फीति 
को नियत्रित किया जा सकता ह।ै

स्थिरीकरण सिद्धांत का विकास
•	 केन्सवादी दृष्टिकोण: महामदंी के बाद जॉन मनेार्ड केन्स ने 

माँग, उत्पादन एवं रोजगार को पनुर्जीवित करने के लिए सरकारी 
हस्तक्षेप का समर्थन किया।

•	 नए दृष्टिकोण की आवश्यकता: 1970 के दशक में 
मदु्रास्फीतिजनित मदंी की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें उच्च 
मदु्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी भी विद्यमान थी। तेल 
की कीमतों में अचानक वदृ्धि ने पारंपरिक नीतिगत उपायों की 
सीमाओ ंको उजागर किया।

•	 हॉल एवं वुडफोर्ड का योगदान: उन्होंने परिवारों के वास्तविक 
व्यवहार, कंपनियों के मलू्य निर्धारण संबंधी निर्णयों तथा भविष्य 
की अपेक्षाओ ंको समष्टि आर्थिक विश्लेषण में सम्मिलित करके 
स्थिरीकरण सिद्धांत को अधिक सदुृढ़ बनाया।

आर थ्िक नीति के लिए महत्त्व
•	 साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण: समष्टि आर्थिक परिणामों को 

व्यक्तियों के आर्थिक निर्णयों से जोड़ता ह।ै
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•	 अपेक्षाओ ंका प्रबंधन: स्पष्ट करता ह ैकि विश्वसनीय नीतिगत 
घोषणाए ँवर्तमान उपभोग, निवेश एवं कीमतों को किस प्रकार 
प्रभावित करती हैं।

•	 नीतिगत प्रभावों का बेहतर सपं्रेषण: नीति निर्माताओ ं को 
ब्याज दरों में परिवर्तन तथा राजकोषीय हस्तक्षेपों के संभावित 
प्रभावों का परू्वानमुान लगाने में सहायता मिलती ह।ै

•	 नीतिगत पारदर्शिता में वदृ्धि: स्थिरीकरण संबंधी उपायों की 
प्रभावशीलता बढ़ाने तथा जनता का विश्वास सदुृढ़ करने में 
सहायक ह।ै

भारत के लिए प्रासंगिकता
•	 मुद्रास्फीति का प्रबंधन: भारतीय रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति 

निर्धारित करते समय आपरू्ति संबंधी आघातों, परिवारों की 
मदु्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओ ंतथा कंपनियों के मलू्य निर्धारण 
संबंधी व्यवहार पर विचार करना चाहिए।

•	 माँग का पुनरुद्धार: आर्थिक मदंी के दौरान करों में कटौती तथा 
लक्षित सार्वजनिक व्यय के माध्यम से उपभोग एवं निवेश को 
प्रोत्साहन दिया जा सकता ह।ै

•	 नीतिगत सचंार: भारतीय रिज़र्व बैंक के स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन 
से ऋण लेने, व्यय करने तथा निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित हो 
सकते हैं।

•	 समावेशी नीति निर्माण: परिवार-स्तरीय आकँड़े कमजोर एवं 
संपन्न परिवारों के उपभोग संबंधी व्यवहार में अतंर को समझने 
में सहायता कर सकते हैं।

स्रोत: IE

पीएम गतिशक्ति के पाँच वर्ष

संदर्भ

•	 प्रधानमतं्री गतिशक्ति राष्ट्रीय बहृत ्योजना (PMGS-NMP) ने 
पाँच वर्ष परेू कर लिए हैं।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय बृहत ्योजना (PMGS-

NMP)

•	 शुभारंभ: इसे 13 अक्टूबर, 2021 को दशे के विभिन्न आर्थिक 
क्षेत्रों को बहु-माध्यमीय संपर्क  अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा 
संपरू्ण भारत में रसद दक्षता में सधुार करने के उद्देश्य से प्रारंभ 
किया गया था।

•	 प्रधानमतं्री गतिशक्ति के अतंर्गत विभिन्न मतं्रालयों एवं राज्य 
सरकारों की अवसंरचना संबंधी योजनाओ ंको समकेित किया 
गया ह।ै इनमें भारतमाला, सागरमाला, अतंर्देशीय जलमार्ग, 
शषु्क बंदरगाह एवं स्थल बंदरगाह तथा उड़ान योजना शामिल हैं।

	� यह किसी एक मतं्रालय के अधीन नहीं ह,ै बल्कि वाणिज्य 
एवं उद्योग मतं्रालय के अतंर्गत उद्योग एवं आतंरिक व्यापार 
संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा समन्वित की जाती ह।ै

•	 उद्देश्य: परिवहन के विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों, वस्तुओ ं
एवं सेवाओ ंकी आवाजाही के लिए निर्बाध और कुशल संपर्क  
उपलब्ध कराना, जिससे अतंिम छोर तक संपर्क  सवुिधा में सधुार 
हो तथा यात्रा समय कम किया जा सके।
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प﻿्रधानमंत्री गतिशक्ति की प्रमुख विशषताएँ
•	 अवसरंचना के सात प्रमुख क्षेत्र: सड़क, रेलवे, बंदरगाह, 

जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन तथा रसद अवसंरचना इस 
योजना के प्रमखु आधार हैं।

•	 समग्र सरकारी नियोजन: राष्ट्रीय बहृत ्योजना में 58 कें द्रीय 
मतं्रालयों एवं विभागों तथा सभी 36 राज्यों एवं कें द्रशासित 
प्रदशेों को शामिल किया गया ह।ै इससे विभिन्न क्षेत्रों की 
अवसंरचना परियोजनाओ ंका समन्वित नियोजन एवं मलू्यांकन 
संभव होता ह।ै

•	 एकीकृत डिजिटल नियोजन: राष्ट्रीय बहृत ् योजना 
अवसंरचना संबंधी आकँड़ों एवं भ-ूस्थानिक सचूनाओ ं को 
एक साझा भौगोलिक सचूना प्रणाली (GIS) आधारित मचं पर 
एकत्रित करती ह,ै जिससे स्थानिक नियोजन एवं निर्णय लेने में 
सहायता मिलती ह।ै

•	 व्यापक आकँड़ा उपलब्धता: प्रधानमतं्री गतिशक्ति सार्वजनिक 
मचं पर 230 स्वीकृत आकँड़ा-संग्रह उपलब्ध हैं। इनके माध्यम 
से स्थल की उपयकु्तता का विश्लेषण, संपर्क  मानचित्रण, मार्ग 
निर्धारण तथा नियामकीय अनपुालन की जाँच की जा सकती ह।ै

प﻿्रधानमंत्री गतिशक्ति का संस्थागत ढाँचा
•	 सशक्त सचिव समूह (EGoS): इसकी अध्यक्षता मतं्रिमडंल 

सचिव करते हैं। यह समहू प्रधानमतं्री गतिशक्ति के क्रियान्वयन 
की निगरानी करता ह ैतथा बहृत ्योजना में आवश्यक परिवर्तनों 
की समीक्षा, विचार एवं स्वीकृति प्रदान करता ह।ै

•	 नेटवर्क  नियोजन समूह (NPG): इसमें अवसंरचना संबंधी 
मतं्रालयों एवं विभागों के नेटवर्क  नियोजन प्रभागों के प्रमखु 
शामिल होते हैं। यह समहू अवसंरचना प्रस्तावों की जाँच करता 
ह ैतथा एकीकृत नियोजन, समन्वय एवं संसाधनों के अनकूुलतम 
उपयोग को सनुिश्चित करता ह।ै साथ ही, परियोजना नियोजन 
के लिए राष्ट्रीय बहृत ्योजना के अतंर्गत होने वाले विकास की 
निगरानी भी करता ह।ै

•	 तकनीकी सहायता इकाई (TSU): इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 
विशषेज्ञ एवं विषय-विशषेज्ञ शामिल होते हैं, जो मलू्यांकन 
प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। यह इकाई प्रधानमतं्री 
गतिशक्ति के सचिवालय के रूप में रसद प्रभाग की भमूिका के 
निर्वहन में सहयोग करती ह।ै

गतिशक्ति विश्वविद्यालय (GSV)
•	 यह परिवहन एवं रसद क्षेत्रों पर विशषे रूप से कें द्रित अपनी 

तरह का प्रथम विश्वविद्यालय ह।ै

•	 वर्ष 2022 में स्थापित यह विश्वविद्यालय परिवहन से संबंधित 
विभिन्न विषयों में शिक्षा, कार्यकारी प्रशिक्षण एवं अनसुंधान 
को एकीकृत करता ह।ै

•	 गतिशक्ति विश्वविद्यालय विशषेीकृत शिक्षा, प्रशिक्षण एवं 
अनसुंधान के माध्यम से प्रधानमतं्री गतिशक्ति राष्ट्रीय बहृत ्
योजना तथा राष्ट्रीय रसद नीति, 2022 को समर्थन प्रदान 
करता ह।ै

•	 जलुाई 2026 तक विश्वविद्यालय ने प्रधानमतं्री गतिशक्ति के 
लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के माध्यम से 2.4 लाख से 
अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया था।

प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?
•	 विभागों के बीच समन्वय: विभिन्न मतं्रालयों एवं राज्य 

सरकारों की प्राथमिकताए ँअलग-अलग हो सकती हैं, जिससे 
परियोजनाओ ंके नियोजन एवं क्रियान्वयन में विलंब होता ह।ै

•	 आकँड़ों की गुणवत्ता एवं एकीकरण: गलत, परुाने अथवा 
परस्पर असंगत आकँड़े भौगोलिक सचूना प्रणाली आधारित 
नियोजन एवं निर्णय प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रभावित कर 
सकते हैं।

•	 भूमि अधिग्रहण: भमूि विवाद, पनुर्वास संबंधी आवश्यकताए ँ
तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियों में विलंब के कारण एकीकृत 
नियोजन के बावजदू अवसंरचना परियोजनाए ँप्रभावित होती हैं।

•	 निजी क्षेत्र की सीमित पहुचँ: संवेदनशील आकँड़ों तक पहुचँ 
पर प्रतिबंधों के कारण निजी निवेशकों को परियोजना नियोजन 
एवं स्थल चयन के लिए आवश्यक जानकारी सीमित मात्रा में 
उपलब्ध होती ह।ै

निष्कर्ष
•	 प्रधानमतं्री गतिशक्ति भारत में एकीकृत एवं आकँड़ा-आधारित 

अवसंरचना नियोजन की दिशा में महत्त्वपरू्ण परिवर्तन का प्रतीक 
ह।ै रसद दक्षता में सधुार करने तथा विकसित भारत के लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए विभागों के बीच समन्वय को सदुृढ़ करना, 
क्रियान्वयन संबंधी बाधाओ ं को दरू करना और पर्यावरणीय 
स्थिरता सनुिश्चित करना अत्यंत महत्त्वपरू्ण होगा।

स्रोत: PIB

बीमा सुधार: संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता

संदर्भ
•	 हाल ही में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

(IRDAI) ने एक परामर्श-पत्र में बीमा वितरण व्यवस्था में 
व्यापक सधुारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ह।ै

प्रमुख बिदु
•	  उद्देश्य: प्रस्तावित विनियमों का उद्देश्य ग्राहक-कें द्रित, 

प्रतिस्पर्धात्मक, कुशल एवं पारदर्शी बीमा वितरण व्यवस्था 
स्थापित करना ह।ै साथ ही, इसका लक्ष्य बीमाधारकों, बीमा 
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कंपनियों तथा वितरकों के लिए बेहतर एवं सतत परिणाम 
सनुिश्चित करना ह।ै

•	 प्रबंधन व्यय (EoM) का पुनर्निर्धारण: प्रस्तावों में चरणबद्ध 
तरीके से प्रबंधन व्यय की सीमाओ ंको कम करना शामिल ह।ै

	� प्रबंधन व्यय से आशय बीमा कंपनी द्वारा अपना व्यवसाय 
संचालित करने के लिए किए जाने वाले कुल परिचालन, 
प्रशासनिक एवं वितरण संबंधी व्यय से ह।ै

•	 जीवन बीमा कंपनियाँ: प्रबंधन व्यय की सीमा को कंपनी-स्तर 
पर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (GDPI) से जोड़ने का प्रस्ताव 
ह।ै इसके अतंर्गत दो वर्षों में सीमा 15 प्रतिशत तथा पाँच वर्षों में 
12.5 प्रतिशत निर्धारित करने का प्रस्ताव ह।ै

•	 सामान्य बीमा कंपनियाँ: सकल लिखित प्रीमियम (GWP) 
के स्थान पर घरेल ूसकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (GDPI) को 
आधार बनाने का प्रस्ताव ह।ै इसके अतंर्गत पाँच वर्षों में प्रबंधन 
व्यय की सीमा को सकल लिखित प्रीमियम के 30 प्रतिशत से 
घटाकर सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय के 20 प्रतिशत तक लाने 
का प्रस्ताव ह।ै

•	  अन्य सधुार: प्रस्तावों में कमीशन संबंधी मानदडंों में संशोधन, 
प्रवेश एवं पूँजी संबंधी आवश्यकताओ ंमें छूट, मध्यस्थों के लिए 
गैर-बीमा व्यवसाय के अवसरों पर लगे प्रतिबंधों को हटाना तथा 
विनियामकीय प्रावधानों के अनचुित लाभ उठाने की प्रवतृ्ति पर 
अकुंश लगाना शामिल ह।ै

•	  सरल वितरण सरंचना: वर्तमान व्यवस्थाओ ं को पनुर्गठित 
करके तीन श्रेणियों में बाँटने का प्रस्ताव ह:ै

	� बीमा वितरण संस्थाए ँ(IDEs)

	� बीमा वितरण व्यक्ति (IDPs)

	� बाजार अवसंरचना संस्थाए ँ(MIIs)

बीमा उद्योग द्वारा उठाई गई चिताएँ
•	  बीमा कंपनियाँ: बीमाकर्ताओ ं ने प्रस्तावित परिवर्तनों के 

कारण अपने परिचालन एवं व्यावसायिक प्रारूपों पर पड़ने वाले 
संभावित प्रतिकूल प्रभावों को लेकर चितंा व्यक्त की ह।ै

•	 रोजगार एवं प्रतिस्पर्धा: भारतीय बीमा दलाल संघ (IBAI) 
ने चतेावनी दी ह ै कि प्रस्तावित सधुारों से रोजगार में कमी, 
उद्योग की वदृ्धि की गति धीमी होने तथा प्रतिस्पर्धा घटने की  
आशकंा ह।ै

•	 प्रभाव आकलन की माँग: भारतीय बीमा दलाल संघ ने 
सरकार से आग्रह किया ह ैकि बीमा कमीशन अथवा व्यय सीमा 
संबंधी किसी भी विनियम को अधिसचूित करने से पहले उसका 
प्रभाव आकलन प्रकाशित किया जाए। इसमें बीमाधारकों, 

रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा विदशेी निवेश 
पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन शामिल होना चाहिए।

	� संघ ने यह भी तर्क  दिया ह ैकि वर्ष 2023 में लाग ूवर्तमान 
व्यवस्था को वर्ष 2028 में निर्धारित समीक्षा तक जारी रखा 
जाना चाहिए।

भारतीय बीमा क्षेत्र (वित्तीय वर्ष 2023–24)
•	  बाजार का प्रदर्शन: वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल बीमा 

प्रीमियम में 7.7 प्रतिशत की वदृ्धि हुई और यह बढ़कर ₹11.2 
लाख करोड़ हो गया। यह वैश्विक एवं घरेल ूआर्थिक अस्थिरता 
के बावजदू क्षेत्र में निरंतर वदृ्धि को दर्शाता ह।ै

•	  बीमा की पहुचँ: कुल बीमा पहुचँ वित्तीय वर्ष 2022–23 के 
4.0 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 3.7 प्रतिशत 
रह गई।

	� जीवन बीमा की पहुचँ 3.0 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत 
हो गई।

	� गैर-जीवन बीमा की पहुचँ 1.0 प्रतिशत पर स्थिर रही।

•	 भविष्य की सभंावनाए:ँ स्विस री संस्थान के अनसुार, भारत 
के बीमा क्षेत्र में वर्ष 2024 से 2028 के दौरान 11.1 प्रतिशत की 
वदृ्धि होने का अनमुान ह।ै इसके आधार पर आगामी पाँच वर्षों 
में भारत के जी-20 दशेों में सबसे तीव्रता से बढ़ने वाला बीमा 
बाजार बनने की संभावना ह।ै

	� विस्तारित मध्यम वर्ग, तकनीकी प्रगति तथा सहायक 
विनियामकीय उपाय इस वदृ्धि को गति प्रदान कर सकते हैं।

•	  बीमा कंपनियाँ: वर्तमान में दशे में 24 जीवन बीमा कंपनियाँ 
तथा 34 सामान्य बीमा कंपनियाँ हैं।

	� जीवन बीमा क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) 
एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ह।ै

	� इसके अतिरिक्त, भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC Re) 
दशे का एकमात्र राष्ट्रीय पनुर्बीमाकर्ता ह।ै
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भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 

(IRDAI)
•	 गठन: मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद 

बीमा उद्योग के विनियमन एवं विकास के लिए वर्ष 1999 में 
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन 
एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया।

•	 वैधानिक दर्जा: वर्ष 2000 में इसे वैधानिक निकाय के रूप 
में स्थापित किया गया।

•	 विनियामकीय शक्तियाँ: इसे बीमा अधिनियम, 1938 की 
धारा 114A के अतंर्गत विनियम बनाने का अधिकार प्राप्त ह।ै

•	 प्रमुख उद्देश्य: बीमाधारकों के हितों की रक्षा करना तथा 
बीमा उद्योग को विनियमित करना।

•	 प्रशासनिक नियत्रण: यह वित्त मतं्रालय के अधिकार क्षेत्र 
में कार्य करता ह।ै

•	 विनियमन का दायरा: इसने बीमा व्यवसाय संचालित करने 
वाली कंपनियों के पंजीकरण से लेकर बीमाधारकों के हितों 
की रक्षा तक विभिन्न विषयों पर विनियम बनाए हैं।

बीमा क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ
•	  बीमा की कम पहुचँ: भारत में बीमा की कुल पहुचँ  

3.7 प्रतिशत ह,ै जो 7 प्रतिशत के वैश्विक औसत से कम ह।ै 
यह बीमा कवरेज में उल्लेखनीय अतंर को दर्शाता ह,ै साथ ही 
बीमा कंपनियों के लिए अपनी पहुचँ बढ़ाने के अवसर भी प्रस्तुत 
करता ह।ै

•	 दावों के निपटान से सबंंधित समस्याए:ँ बीमा दावों के 
निपटान में दरेी, दावों को अस्वीकार करना तथा प्रक्रिया में 
पारदर्शिता की कमी ग्राहकों में असंतोष उत्पन्न करती ह।ै

•	  वितरण सबंंधी सीमाए:ँ ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाओ ंकी 
पहुचँ सीमित ह।ै बीमा वितरण मखु्यतः शहरी क्षेत्रों पर कें द्रित ह ै
और इसके लिए एजेंटों पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई ह।ै

•	  वहनीयता: अधिक प्रीमियम तथा कुछ बीमा उत्पादों का 
उनकी वास्तविक लागत से कम मलू्य निर्धारण निम्न आय वर्ग 
के लोगों की पहुचँ को प्रभावित करता ह।ै

•	 धोखाधड़ी एवं अनुचित बिक्री: फर्जी बीमा दावे तथा एजेंटों 
द्वारा अनचुित बिक्री की घटनाए ँसामान्य समस्याए ँहैं, जिनसे 
ग्राहकों का विश्वास कमजोर होता ह।ै

•	  बढ़ती लागत: चिकित्सा व्यय एवं बीमा दावों की लागत में 
वदृ्धि से बीमा उत्पादों की वहनीयता और बीमा कंपनियों की 
लाभप्रदता प्रभावित होती ह।ै

भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम
•	  सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानून सशंोधन) 

अधिनियम, 2025: इस संशोधन के अतंर्गत भारतीय बीमा 
कंपनियों में प्रत्यक्ष विदशेी निवेश (FDI) की सीमा 74 प्रतिशत 
से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी गई ह।ै

•	  वस्तु एवं सेवा कर से छूट: वर्ष 2025 से सभी व्यक्तिगत 
जीवन बीमा पॉलिसियों तथा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों, जिनमें 
परिवार के लिए संयकु्त बीमा पॉलिसियाँ भी शामिल हैं, को 
पनुर्बीमा सहित वस्तु एवं सेवा कर से छूट प्रदान की गई ह।ै

•	  स्थगन अवधि में कमी: स्वास्थ्य बीमा में स्थगन अवधि 
वह निश्चित समयावधि ह,ै जिसके बाद बीमा कंपनियाँ स्थापित 
धोखाधड़ी के मामलों को छोड़कर केवल जानकारी छिपाने 
के आधार पर दावे अस्वीकार नहीं कर सकतीं। वर्ष 2024 में 
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने इस अवधि 
को आठ वर्ष से घटाकर 60 महीने अर्थात पाँच वर्ष कर दिया।

•	  30 दिनों की मानकीकृत निःशुल्क समीक्षा अवधि: 
प्राधिकरण ने एक वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली बीमा 
पॉलिसियों के लिए 30 दिनों की मानकीकृत निःशलु्क समीक्षा 
अवधि लाग ू की। इस अवधि में बीमाधारक पॉलिसी के 
दस्तावेजों का मलू्यांकन एवं समीक्षा कर सकता ह।ै

•	  तृतीय-पक्ष प्रशासकों (TPAs) के कार्य-निष्पादन की 
निगरानी: इनकी जवाबदहेी बढ़ाने के लिए बीमा कंपनियाँ इनके 
कार्य-निष्पादन की निगरानी करती हैं, ताकि सेवाओ ंका कुशल 
एवं प्रभावी वितरण सनुिश्चित किया जा सके।

•	 बीमा सगुम पहल: इसका उद्देश्य एक साझा मचं के माध्यम से 

बीमा क्षेत्र के सभी हितधारकों को जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना 

ह।ै यह मचं उन्नत तकनीक का उपयोग करके बीमा कंपनियों, 
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बीमाधारकों, मध्यस्थों, बीमा अभिलेखागारों तथा बाहरी 
आकँड़ा स्रोतों आदि के लिए प्रक्रियाओ ंको सरल बनाता ह।ै

•	  बीमा वाहक: प्रशिक्षित बीमा वाहकों के माध्यम से ग्रामीण 
क्षेत्रों में बीमा सेवाओ ंको अतंिम छोर तक पहुचँाने पर ध्यान 
कें द्रित किया गया ह।ै

•	  इलेक्ट्रॉनिक बीमा अनिवार्य करना: भारतीय बीमा 
विनियामक और विकास प्राधिकरण ने प्रक्रियाओ ं को सरल 
बनाने, दक्षता बढ़ाने तथा बीमाधारकों की पहुचँ में सधुार करने 
के लिए सभी श्रेणियों की बीमा पॉलिसियों का डिजिटलीकरण 
अनिवार्य किया ह।ै

•	  स्वास्थ्य बीमा में प्रतीक्षा अवधि में कमी: प्राधिकरण ने 
स्वास्थ्य बीमा में प्रतीक्षा अवधि को 48 महीने से घटाकर 36 
महीने कर दिया ह।ै

	� प्रतीक्षा अवधि वह समय ह,ै जिसके दौरान बीमाधारक बीमा 
पॉलिसी खरीदते समय पहले से मौजदू स्वास्थ्य समस्याओ ं
के लिए बीमा लाभों का दावा करने के पात्र नहीं होते।

आगे की राह
•	  छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान: दसूरे एवं तीसरे स्तर 

के शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सेवाओ ंका विस्तार किया 
जाना चाहिए, जहाँ जागरूकता एवं पहुचँ सीमित ह।ै इससे नए 
ग्राहक वर्गों तक पहुचँना और क्षेत्र की वदृ्धि को प्रोत्साहित करना 
संभव होगा।

•	  वित्तीय साक्षरता में वदृ्धि: लोगों के बीच बीमा उत्पादों 
की समझ बढ़ाने के लिए जागरूकता एवं शकै्षिक कार्यक्रम 
आयोजित किए जाने चाहिए।

•	  विनियमों का सरलीकरण: उपभोक्ता संरक्षण सनुिश्चित करते 
हुए विनियामकीय प्रक्रियाओ ंको सरल बनाया जाना चाहिए, 
ताकि बीमा उत्पादों को शीघ्र एवं कम जटिल प्रक्रिया के माध्यम 
से स्वीकृति मिल सके।

•	  दावों के निपटान में सधुार: ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने तथा 
विवादों को कम करने के लिए बीमा दावों का निपटान अधिक 
तीव्र, पारदर्शी एवं कुशल बनाया जाना चाहिए।

•	  वितरण नेटवर्क  का विस्तार: डिजिटल मचंों एवं चल दरूभाष 
प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों 
तक बीमा सेवाए ँपहुचँाई जानी चाहिए, जहाँ इनकी उपलब्धता 
अपर्याप्त ह।ै

•	  स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार: गंभीर बीमारियों, 
अस्पताल में भर्ती होने तथा उपचार के बाद की दखेभाल को 
बीमा कवरेज में शामिल करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार
गरबा नृत्य

संदर्भ
•	 नवरात्रि उत्सव के दौरान दवेी अबें माँ को समर्पित पारंपरिक 

गरबा नतृ्य खलेु स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं।

गरबा के बारे में
•	 गरबा गजुरात का एक पारंपरिक लोकनतृ्य ह,ै जिसे नवरात्रि के 

नौ दिवसीय उत्सव के दौरान किया जाता ह।ै यह उत्सव बरुाई पर 
अच्छाई की विजय का प्रतीक ह।ै

•	 गरबा नाम की उत्पत्ति संस्कृ त के उस शब्द से हुई ह,ै जिसका 
अर्थ गर्भ या गर्भाशय ह।ै यह जीवन एवं सजृन का प्रतीक ह।ै 
यह नतृ्य उर्वरता, नारीत्व तथा मातशृक्ति के प्रति भक्ति को 
अभिव्यक्त करता ह।ै

•	 यह दीपक अथवा दवेी शक्ति की प्रतिमा के चारों ओर वतृ्ताकार 
रूप में किया जाता ह,ै जो ब्रह्मांड की स्त्री ऊर्जा का प्रतीक ह।ै

•	 लयबद्ध संगीत, गायन एवं तालियों के साथ किया जाने वाला 
यह नतृ्य सभी आय ुवर्गों, लिंगों तथा सामाजिक पषृ्ठभमूियों के 
लोगों के लिए खलुा ह।ै

•	 आधनुिक गरबा पर पारंपरिक डांडिया रास का प्रभाव पड़ा ह,ै 
जिसे परंपरागत रूप से परुुषों द्वारा किया जाता था। इस प्रभाव ने 
गरबा को उसका ऊर्जावान एवं समकालीन स्वरूप प्रदान किया 
ह।ै

•	 दिसंबर 2023 में गरबा को यनेूस्को की मानवता की अमरू्त 
सांस्कृति क विरासत की प्रतिनिधि सचूी में शामिल किया गया।

•	 इसके विभिन्न रूपों में माताजी गरबा, कृष्ण गरबा तथा लोक 
गरबा शामिल हैं।

स्रोत: IE

राष्ट्रपति द्वारा छह राज्यों के राज्यपाल नियक्त 

संदर्भ
•	 राष्ट्रपति द्रौपदी मरु्मू ने छह राज्यों के लिए राज्यपालों की नियकु्ति 

की ह।ै

राज्यपाल के पद के बारे में
•	 सवैंधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनचु्छेद 153 से 

162 तक राज्यपाल के पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

•	 पात्रता:

	� भारत का नागरिक होना चाहिए।
	� 35 वर्ष की आय ुपरूी कर चकुा होना चाहिए।
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	� संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना 
चाहिए।

	� किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए।
•	 राज्यपाल की नियक्ति: किसी राज्य के राज्यपाल की नियकु्ति 

राष्ट्रपति द्वारा की जाती ह।ै

•	 कार्यकाल: राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष होता ह।ै

राज्यपाल की प्रमुख भूमिकाएँ
•	 कार्यपालिका सबंंधी भूमिका: राज्यपाल राज्य की 

कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमखु होता ह।ै वह मखु्यमतं्री तथा 
अन्य मतं्रियों की नियकु्ति करता ह।ै राज्य की मतं्रिपरिषद राज्य 
विधानमडंल के प्रति उत्तरदायी होती ह।ै

•	 विधायी भूमिका: राज्यपाल राज्य विधानमडंल के सत्र आहूत 
करता ह ैतथा विधानसभा को भगं कर सकता ह।ै वह सत्र के 
प्रारंभ में विधानमडंल को संबोधित भी कर सकता ह।ै इसके 
अतिरिक्त, उसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधयेकों 
को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सरुक्षित रखने का अधिकार 
प्राप्त ह।ै

•	 न्यायिक भूमिका: राज्यपाल कुछ मामलों में दडं को क्षमा 
करने, उसके निष्पादन को स्थगित करने, दडं की अवधि में 
राहत दनेे अथवा दडं में कमी करने की शक्ति रखता ह।ै कुछ 
परिस्थितियों में वह दडंादशे को लघकृुत भी कर सकता ह।ै राज्य 
के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियकु्ति की प्रक्रिया में भी 
राज्यपाल की भमूिका होती ह।ै

•	 विवेकाधीन शक्तियाँ: यदि मखु्यमतं्री अथवा मतं्रिपरिषद राज्य 
विधानमडंल में बहुमत खो दतेी ह ै या कोई दल स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त नहीं करता ह,ै तो राज्यपाल परिस्थितियों के अनसुार किसी 
अन्य व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमतं्रित करने संबंधी 
विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता ह।ै

स्रोत:IE

लक्षद्वीप पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला 
कें द्रशासित प्रदेश बना

संदर्भ
•	 लक्षद्वीप ने उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अतंर्गत 

परू्ण साक्षरता का दर्जा प्राप्त किया ह।ै

उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम
•	 यह कें द्र प्रायोजित योजना ह,ै जिसे वर्ष 2022 से 2027 तक 

लाग ूकिया जा रहा ह।ै

•	 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनरुूप इस योजना का 
लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आय ुके उन वयस्कों को शिक्षा 
प्रदान करना ह,ै जिन्हें विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिल सका।

•	 इस योजना के पाँच प्रमखु घटक हैं:

1.	 आधारभतू साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान।

2.	 महत्त्वपरू्ण जीवन कौशल।

3.	 बनुियादी शिक्षा।

4.	 व्यावसायिक कौशल।

5.	 सतत शिक्षा।

•	 इस योजना का उद्देश्य भारत को ‘जन-जन साक्षर’ बनाना ह।ै 
यह कर्तव्यबोध की भावना पर आधारित ह ैतथा स्वयसेवा के 
माध्यम से लाग ूकी जा रही ह।ै

साक्षरता के बारे में
•	 भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनसुार, सात वर्ष या 

उससे अधिक आय ुका वह व्यक्ति साक्षर माना जाता ह,ै जो 
किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो।

•	 विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 
2020 तथा सतत विकास लक्ष्य 4.6 के अनरुूप साक्षरता की 
अधिक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की ह।ै

	� अब साक्षरता में समझ के साथ पढ़ने, लिखने एवं गणना 
करने की क्षमता के अतिरिक्त डिजिटल तथा वित्तीय 
साक्षरता जैसे महत्त्वपरू्ण जीवन कौशल भी शामिल हैं। 
इस विस्तृत परिभाषा का उद्देश्य समाज में परू्ण भागीदारी 
तथा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दनेा ह।ै

	� किसी राज्य अथवा कें द्रशासित प्रदशे में 95 प्रतिशत 
साक्षरता दर प्राप्त होने पर उसे परू्ण साक्षर माना जाता ह।ै

स्रोत: TH

जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं

संदर्भ
•	 दिल्ली पलुिस ने अधिसचूित किया ह ैकि जंतर-मतंर अब विरोध 

प्रदर्शन का स्थल नहीं रहगेा। इसके स्थान पर तीन वैकल्पिक 
स्थलों—रामलीला मदैान, बरुाड़ी मदैान तथा सीबीडी मदैान—
को नामित किया गया ह।ै

	� यह निर्णय गहृ मतं्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिश 
के बाद लिया गया ह।ै नए स्थलों के लिए संशोधित मानक 
संचालन प्रक्रिया अलग से जारी की जाएगी।

संवैधानिक प्रावधान
•	 अनुच्छेद 19(1)(क): यह वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 

का अधिकार प्रदान करता ह,ै जिसमें शांतिपरू्ण विरोध प्रदर्शन का 
अधिकार भी शामिल ह।ै
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•	 अनुच्छेद 19(1)(ख): यह नागरिकों को शांतिपरू्वक और बिना 
हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता ह।ै हालाँकि, 
भारत की संप्रभतुा एवं अखडंता तथा लोक व्यवस्था के हित में 
अनचु्छेद 19(3) के अतंर्गत इस अधिकार पर यकु्तियकु्त प्रतिबंध 
लगाए जा सकते हैं।

न्यायिक हस्तक्षेप
•	 अमित साहनी बनाम पुलिस आयुक्त (2020): सर्वोच्च 

न्यायालय ने निर्णय दिया कि सार्वजनिक सड़कों एवं स्थानों 
पर अनिश्चितकाल तक नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। विरोध 
प्रदर्शनों एवं रैलियों के अधिकार का अन्य नागरिकों के अधिकारों 
के साथ संतलुन किया जाना चाहिए।

•	 मजदूर किसान शक्ति सगंठन बनाम भारत सघं (2018): 
सर्वोच्च न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता तथा स्थानीय 
निवासियों के अधिकारों और लोक व्यवस्था के बीच संतलुन 
बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

जंतर-मंतर के बारे में
•	 जंतर-मतंर खगोलीय वेधशालाओ ंके समहू को कहा जाता 

ह।ै इनका निर्माण 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जयसिह 
द्वितीय ने समय मापने, खगोलीय पिंडों की गति का पता 
लगाने तथा खगोलीय घटनाओ ंका अध्ययन करने के लिए 
करवाया था।

•	 प्रमुख स्थान: दिल्ली, जयपरु, उज्जैन, मथरुा तथा वाराणसी।

•	 दिल्ली का जंतर-मंतर: इसका निर्माण वर्ष 1724 में हुआ 
था। यह कनॉट प्लेस के निकट स्थित ह।ै यहाँ सम्राट यंत्र जैसे 
पत्थर एवं ईटं से निर्मित खगोलीय उपकरण हैं, जिनका उपयोग 
समय मापने तथा खगोलीय पिंडों की गति का अवलोकन 
करने के लिए किया जाता ह।ै

•	 जयपुर का जंतर-मंतर: इसे वर्ष 2010 में यनेूस्को की विश्व 
धरोहर सचूी में शामिल किया गया था।

स्रोत: TH

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

संदर्भ
•	 प्रधानमतं्री धन-धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन का एक वर्ष 

11 अक्टूबर, 2026 को परूा हो गया ह।ै

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना
•	 यह एक समन्वित पहल ह,ै जिसके अतंर्गत 11 मतं्रालयों की 

36 उप-योजनाओ ं को शामिल किया गया ह।ै इसका उद्देश्य 
आकांक्षी जिलों में कृषि विकास को गति प्रदान करना ह।ै

•	 इस योजना के अतंर्गत कम कृषि प्रदर्शन वाले 100 जिलों को 
शामिल किया गया ह।ै इसके लिए वर्ष 2025–26 से छह वर्षों 
तक प्रतिवर्ष ₹24,000 करोड़ व्यय करने का प्रावधान ह।ै

•	 जिलों के चयन के प्रमुख आधार: तीन प्रमखु संकेतकों के 
आधार पर जिलों की पहचान की जाएगी:

	� कम कृषि उत्पादकता।
	� कम फसल सघनता।
	� कृषि ऋण वितरण का निम्न स्तर।

•	 लक्षित लाभार्थी: 1.7 करोड़ किसान।

•	 पारदर्शिता, सलुभता एवं जवाबदहेी सनुिश्चित करने के लिए 
डिजिटल डैशबोर्ड, किसान अनपु्रयोग तथा जिला रैंकिग प्रणाली 
विकसित की जाएगी।

•	 क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक संरचना:

	� जिला स्तर: जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति, 
जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अथवा जिला कलेक्टर 
करते हैं, जिला कार्ययोजना तैयार करती ह ै तथा उसका 
क्रियान्वयन करती ह।ै

	� राज्य स्तर: राज्य धन-धान्य कृषि योजना समिति, 
जिसकी अध्यक्षता राज्य के मखु्य सचिव करते हैं, जिला 
कार्ययोजनाओ ंकी समीक्षा एवं निगरानी करती ह।ै

	� राष्ट्रीय स्तर: इस योजना की निगरानी दो समितियों द्वारा 
की जाती ह:ै

	� राष्ट्रीय कार्यकारी समिति: इसकी अध्यक्षता 
कें द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मतं्री करते हैं।

	� राष्ट्रीय निगरानी समिति: इसकी अध्यक्षता कृषि 
एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) के सचिव 
करते हैं।

स्रोत: PIB

आईएनएस मंगरोल

संदर्भ
•	 भारतीय नौसेना ने तीसरे पनडुब्बी-रोधी यदु्धक उथले जलयान 

‘मगंरोल’ को नौसेना में शामिल किया ह।ै
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प﻿्रमुख बिदु
•	 वर्ष 2026 में अब तक दस जलयानों को नौसेना में शामिल 

किया जा चकुा ह,ै जबकि शीघ्र ही अन्य आठ जलयानों को 
शामिल किए जाने की संभावना ह।ै

•	 वर्ष 2034 तक भारतीय नौसेना के लगभग 60 प्रतिशत प्लेटफॉर्म 
की औसत आय ुदस वर्ष से कम होने की अपेक्षा ह।ै

आईएनएस मंगरोल के बारे में
•	 नामकरण: इस जलयान का नाम गजुरात में स्थित तटीय नगर 

एवं लघ ुबंदरगाह ‘मगंरोल’ के नाम पर रखा गया ह।ै यह क्षेत्र 
समदु्री मत्स्य उद्योग के एक प्रमखु कें द्र के रूप में जाना जाता ह।ै

	� यह परू्ववर्ती आईएनएस मगंरोल की विरासत को भी आगे 
बढ़ाता ह।ै परू्ववर्ती जलयान भारतीय नौसेना का एक बारूदी 
सरंुग-रोधी जलयान था, जो वर्ष 2004 तक सेवा में रहा।

•	 स्वदेशी सामग्री: इस जलयान में 80 प्रतिशत से अधिक 
स्वदशेी सामग्री का उपयोग किया गया ह।ै

•	 प्रमुख क्षमताए:ँ

	� जल के अदंर निगरानी।

	� तटीय जलक्षेत्रों में पनडुब्बी-रोधी यदु्धक अभियान।

	� निम्न तीव्रता वाले समदु्री अभियान (LIMO)।

	� बारूदी सरंुगों से संबंधित यदु्धक क्षमता।

•	 प्रणोदन एवं उपकरण: यह जलयान जल-जेट प्रणोदन प्रणाली 
से संचालित होता ह।ै इसमें अत्याधनुिक टॉरपीडो, पनडुब्बी-
रोधी रॉकेट तथा उन्नत रडार एवं सोनार प्रणालियाँ लगी हैं।

	� मगंरोल को नौसेना में शामिल करना भारत की स्वदशेी 
यदु्धपोत निर्माण यात्रा में एक अन्य महत्त्वपरू्ण उपलब्धि ह।ै 
यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के प्रति सरकार की 
प्रतिबद्धता को भी दर्शाता ह।ै

स्रोत: AIR

सारस क्रे न

संदर्भ
•	 बॉम्बे नेचरुल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने सारस क्रे न की 

जनसंख्या का अनमुान लगाने के लिए दशेव्यापी सर्वेक्षण की 
घोषणा की ह।ै

सारस क्रे न के बारे में
•	 वैज्ञानिक नाम: एटंीगोन एटंीगोन।

•	 प्रमुख विशषताए:ँ

	� यह विश्व का सबसे ऊँचा उड़ने वाला पक्षी ह।ै
	� इसकी ऊँचाई लगभग 1.5 मीटर होती ह।ै
	� यह भारत में पाई जाने वाली एकमात्र स्थायी प्रजनन करने 

वाली सारस प्रजाति ह।ै
•	 आवास: यह आर्द्रभमूियों, दलदली क्षेत्रों तथा कृषि क्षेत्रों में 

निवास करता ह।ै यह प्रायः मानव बस्तियों के निकट भी पाया 
जाता ह।ै

•	 वितरण: यह भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण-परू्व एशिया तथा 
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता ह।ै भारत में इसकी प्रमखु 
आबादी उत्तर प्रदशे, गजुरात, राजस्थान, मध्य प्रदशे तथा 
हरियाणा में पाई जाती ह।ै

•	 संरक्षण की स्थिति: 

	� आईयूसीएन की लाल सचूी: संकट-सभुदे्य ।
	� वन्यजीव एवं वनस्पति की सकंटापन्न प्रजातियों 

के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES): 
परिशिष्ट II।

	� वन्यजीव (सरंक्षण) अधिनियम, 1972: अनसुचूी I।
•	 सांस्कृति क महत्त्व: भारतीय संस्कृति  में सारस क्रे न को 

आजीवन समर्पण तथा वैवाहिक निष्ठा के प्रतीक के रूप में 
सम्मान दिया जाता ह।ै

स्रोत: DTE
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